भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 4089
(जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)
सरकारी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व संबंधी ढांचे में परिवर्तन
4089.
श्री ए॰ के॰ सेल्वाराजः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि देश बैंकिंग उद्योग में विनियमन के महत्व को समझने में विफल रहा है;

(ख)
क्या यह भी सच है कि भविष्य में ऐसे घोटालों को रोकने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व संबंधी ढांचे में व्यापक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है;

(ग)
क्या यह भी सच है कि इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है जिसे बैंकिंग विनियामक के निर्देशों के अनुसार कड़ी सुरक्षा प्रदान करते हुए और अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए; और
(घ)
यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) : संसद द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को अधिनियमित किया गया है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा अन्‍य संगत साविधियों के संगत उपबंधों द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) बैंकिंग प्रणाली का विनियामक है। बैंकिंग उद्योग को विनियमित करने हेतु विनियमों की व्‍यापक सूची आरबीआई द्वारा जारी की गई है।
(ख): धोखाधड़ी इरादतन किया जाने वाला कार्य है तथा आरबीआई द्वारा स्‍थापित विनियामकीय उपाय सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बैंकों पर समान रूप से लागू होते हैं। अत: धोखाधड़ी का अपराध स्‍वामित्‍व के ढांचे से जुड़ा हुआ नहीं है।
(ग) और (घ): निजी क्षेत्र सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग अनुज्ञापत्र मांग के अनुसार उपलब्‍ध कराया जाता है तथा धोखाधड़ी की निगरानी एवं बचाव हेतु इसके द्वारा ऋण धोखाधड़ी से निपटने हेतु ढांचा, केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्‍ट्री, अधिक मान वाले ऋण खातों के संबंध में हक दस्‍तावेजों का विधिक लेखापरीक्षण जैसे अनेक उपाय किए गए हैं।  
*****
